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माननीय न्यायमूर्ति  विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के  विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. मौर्य और राज्य के  विद्वान स्थायी 

अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें कनिष्ठ लिपिक के  पद पर नियुक्त किया 

गया था और उन्होंने 15.07.2008 को वरिष्ठता सूची में कार्यभार संभाला था, रिट याचिकाकर्ता 

का नाम क्रम संख्या 2593 में है। रिट याचिकाकर्ता के  अनुसार, वरिष्ट लिपिक के  पद पर कनिष्ठों 
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को पदोन्नति दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के  विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी गणों को 

पदोन्नति के  लिए निर्देश देने की मांग की।

3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के  दावे 

का निर्णय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया 

जाएगा।

4. न्यायालय में की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए,  रिट याचिका का निस्तारण रिट 

याचिकाकर्ता को 30.01.2026 तक दूसरे प्रतिवादी, निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य 

सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के  समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित 

प्रति के  साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके  

बाद, दूसरा प्रतिवादी पात्रता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए चार माह के  भीतर रिट 

याचिकाकर्ता के  दावे का निर्णय करेगा।

5. उक्त टिप्पणियों के  साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति  विकास बुधवार)


